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V.1	 रिज़र्व बैंक वर्ष के दौरान तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 
की संसाधनात्मक जरूरतों को पूरा करने हेत ुवित्तीय बाज़ारों के 
विकास में जटुा रहा । वित्तीय प्रणाली में आवश्यक चलनिधि की 
उपलब्धता सनुिश्चित करने तथा कीमत निर्धार ण में संभावित 
अस्थिरता को कम करने के लिए प्रयास करते हुए वर्ष के दौरान 
बैंक ने बाज़ार प्रतिभागियों के लिए परिचालनगत लचीलेपन को 
बढ़ाने पर मखु्य रूप से ज़ोर दिया तथा बाज़ार गतिविधियों में 
उनकी भागीदारी को व्यापक बनाने का भी कार्य किया । विनियमों 
को कारगर बनाने तथा विनियामकीय लागत को कम करके उन्हें 
मौजूदा कारोबार एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनरुूप बनाने के 
लिए भी प्रयास किए गए । इस दिशा में शरुू की गई मखु्य पहल 
में से एक है - विदेशी निव शों की रिपोर्टिंग  हेत ु विदेशी निव श 
रिपोर्टिंग  एवं प्रबंधन प्रणाली (फर्म्स) नामक एप्लिकेशन के 
तहत सिंगल मास्टर फ़ॉर्म (एसएमएफ) के माध्यम से रिपोर्टिंग 
का कार्यान्वयन । इस दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) 
व्यवस्था को भी अधिक तर्क संगत बनाया गया है ।

V.2	 उपर्युक्त पषृ्ठभूमि के आलोक में, इस अध्याय के खंड 2 
में ऊपर उल्लिखित बातों के अलावा वित्तीय बाजार विनियमन 
विभाग (एफएमआरडी) द्वारा वर्ष के दौरान वित्तीय बाजारों में 
भागीदारी बढ़ाने, वित्तीय उत्पादों की श्रेणियों को विस्तृत करने 
और  वित्तीय बाजार  के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सधुार करने के लि ए 
किए गए कई उपायों को शामिल किया गया है । इस अध्याय के 
खंड-3 में, वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) द्वारा 
किए गए चलनिधि प्रबंधन और विदेशी मुद्रा बाजार के संचालन 
संबंधी की गई गतिविधियों का ब्योरा दिया गया है । खंड-4 में, 
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) द्वारा विदेशी मुद्रा 

बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देते हुए व्यापार और 
भगुतान की सवुिधा हेतु शरुू की गई विभिन्न पहलों को शामिल 
किया गया है । इन सभी विभागों ने संबंधित खंडों में वर्ष 2019-
20 हेतु अपनी-अपनी कार्ययोजना भी प्रस्तुत की है ।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग 
(एफएमआरडी)

V.3	 वित्तीय  बाजार  विनियमन विभाग  (एफएमआरडी) 
द्वारा मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), विदेशी मुद्रा और 
डेरिवेटिव बाजारों के विकास, उनके विनियमन एवं निगर ानी 
संबंधी दायित्व  का नि र्वाह किय ा जाता है । विभाग  ने व र्ष 
2018-19 के दौरान घरेलू और विदेशी दोनों वित्तीय बाजारों में 
सहभागिता को बढ़ाने, प्रतिभागियों के लिए पहुचँ सलुभ करने 
एवं लेनदेन संबंधी मानदंडों को आसान बनाने, वित्तीय उत्पादों 
की �ृंखला को बढ़ाने, वित्तीय  बाजार  के इन्फ्रास्ट्रक्चर  को 
बेहतर करने तथा बाजार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए 
कठोर निगरानी जैसे कई कदम उठाए हैं । 

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

V.4	 नीलामी के जोखिम के बेहतर प्रबंधन और वितरण के 
जरिए कर्ज़ प्रतिभूतिया ँजारी करने संबंधी फ़्रेमवर्क  को मजबूत 
बनाने हेतु म ई 2006 म ें सरकारी प्रतिभूतियों म ें ‘जब जारी’ 
(वेन इशू) बाजार  का आरभं किय ा गय ा । सरकारी प्रतिभूति 
बाजार को और भी सघन बनाने के उद्देश्य से, जलुाई 2018 
में ‘जब जारी’ नि देशों को संशोधित किय ा गय ा, ताकि  पात्र 
प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाया जा सके । इसके साथ 

वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय बाज़ारों में भागीदारी को बढ़ाने, प्रतिभागियों की पहुचँ को सुलभ करने और लेनदने सबंधंी मानदडंों को 
आसान बनाने, वित्तीय उत्पादों की श्रेणियों की सखं्या बढ़ाने, वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने और बाज़ार की सत्यनिष्ठा 
को बनाए रखने हेतु कठोर निगरानी करते रहने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई उपाय किए हैं । रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का 
उचित स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबधंन सबंधंी परिचालन (विदशेी मुद्रा स्वैप नीलामियों सहित) किए तथा विदशेी मुद्रा बाज़ार 
में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए परिचालनों के माध्यम से हस्तक्षेप भी किया है । विदशेी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थित विकास के 
साथ-साथ व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने की कोशिश करते हुए विनियमों को सरल बनाने और उन्हें वर्तमान आर्थिक 
और व्यापारिक परिदृश्य के अनुरूप अनुकूल बनाने के प्रयास किए गए । वर्ष के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार की व्यवस्था को भी 
तर्क सगंत बनाया गया  है ।
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ही संस्था-वार सीमाओ ंको भी शिथिल किया गया है, ताकि व 
उचित पोजीशन ले सकें  । 

V.5	 सरकारी प्रतिभूतियों म ें म दड़िया बि क्री  की शरुुआत 
फरवरी 2006 में की गई थी, ताकि प्रतिभागियों को ब्याज दरों 
के सबंधं में दो-तरफा विचार करने हेत ुउचित साधन मिल सके 
और  इसके म ाध्यम  से व  बेहतर  कीमत निर्धार ण कर  सकें  । 
जलुाई 2018 में प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाया गया 
तथा सरकारी प्रतिभूति एव ंरिपो बाजार को और भी विकसित 
करने एव ंउसे सघन बनाने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों में 
मंदड़िया बिक्री हेत ुससं्था-वार एव ंप्रतिभूति श्रेणी-वार सीमा में 
ढील दी गई । 

V.6	 विभिन्न प्रकार के सपंार्श्विकों में विनियमों को सरल और 
सगुम  बनाने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों एव ं कॉर्पोरटे 
ऋण में रिपो के लिए जलुाई 2018 में विस्तृत निदशे जारी किए 
गए, ताकि व्यापक भागीदारी सनुिश्चित की जा सके, विशेषकर 
कॉर्पोरटे ऋण रिपो को प्रोत्साहित किया जा सके । 

V.7	 भगुतान बैंक और लघ ु वित्त बैंकों को मागं म दु्रा  बाज़ार 
(कॉल म नी म ार्के ट) म ें उधारकर्ता  और  उधारदाता दोनों के 
रूप में भाग लेने की अनमुति दी गई, जि ससे मांग मदु्रा बाज़ार  
(कॉल मनी मार्के ट) में भागीदारी का आधार विस्तृत होगा और इन 
ससं्थाओ ंको चलनिधि प्रबंधन हेत ुएक नया आयाम प्राप्त होगा ।

V.8	 अनिवासियों को हेजिगं और अन्य उद्देश्यों के लिए ऑन-
शोर  ओवर-द-काउंटर  (ओटीसी) रुपया ब्याज-दर  डेरिवेटिव 
बाजार तक पहुचं स्थापित करने की अनमुति दी गई है, ताकि 
भागीदारी के आधार को व्यापक बनाते हुए एक गहरा और तरल 
ब्याज-दर डेरिवेटिव बाजार विकसित किया जा सके । अनिवासी 
व्यक्ति हेजिगं के लिए किसी भी उत्पाद में व्यापार कर सकते हैं 
और हेजिगं के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अपनी निर्धारित 
विनियामक सीमा के अधीन रहते हुए ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप 
(ओआईएस) बाजार में लेनदने कर सकते हैं ।

V.9	 विदशेी सवंिभाग निवशकों (एफपीआई) के लिए निर्धारित 
कॉर्पोरटे बॉण्ड पोर्टफोलियो एक्सपोज़र की प्रति-कॉर्पोरटे 20 
प्रतिशत की सीमा को फरवरी 2019 से समाप्त कर दिया गया है 
ताकि एफपीआई निवशकों को उनके ऋण निवश पोर्टफोलियो के 
प्रबधंन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके । एफपीआई 
द्वारा निव श के लि ए बेहतर  पूर्वानमुान केन्द्रित व्यवस्था  लाने 
के उद्देश्य से, एफपीआई सीमा को अब म ध्यावधि  फ्रेमवर्क 

(एमटीएफ) के तहत छमाही आधार पर सशंोधित किया जा रहा 
है, जैसा कि पहले आर्थिक समीक्षा सबंधंी अध्याय के खंड-II.4 
में बताया गया था । तदनसुार, मार्च 2019 में एफपीआई के लिए 
निवश सीमा को सशंोधित किया गया है । 

V.10	 विदशेी सवंिभाग निव शकों को भारत म ें दीर्घकालिक 
आधार पर ऋण-निवश को सचंालित करने के लिए लिखतों के 
विकल्प एव ंविनियामकीय सीमाओ ंमें छूट इन दोनों के माध्यम 
से प्रचालनगत लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक 
प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) नामक एक अलग चैनल का प्रारम्भ 
किया गया है । (बॉक्स V.1) ।

V.11	 निवासियों और अनिवासियों द्वारा विदशेी मदु्रा जोखिम 
को कम करने के लि ए हेज सवुिधाओ ंपर नि दशेों का म सौदा 
फरवरी 2019 में आम जनता की प्रतिक्रिया के लिए जारी किया 
गया थ ा । इन म सौदा नि दशेों म ें निव ासियों और अनिवासियों 
के लि ए उपलब्ध  सवुिधाओ ं को सम्मिलित करते हुए सभी 
उपयोगकर्ताओ ंके लिए एक समान एकीकृत सवुिधा प्रदान करने 
का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें उन्हें किसी भी उपलब्ध साधन 
का उपयोग कर  के अपने जोखिम को हेज करने की अनमुति 
शामिल है । उपयोगकर्ता अपने प्रत्याशित जोखिम को भी हेज कर 
सकते हैं । इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारियों के लिए विदशेी 
मदु्रा  डेरिवेटिव का विकल्प उपलब्ध कराने के लि ए प्रक्रियाओ ं
को सरल बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है ।

V.12	 अनिवासियों को अपनी हेजिगं आवश्यकताओ ंके लि ए 
घरलूे बाजारों में आने हेत ुप्रोत्साहित करने और ऑनशोर हेजिगं 
गतिविधियों हेत ुबाजार की तरलता में सधुार लाने के उद्देश्य से 
फरवरी 2019 में ऑफशोर रुपया बाज़ार के अध्ययन हेत ुएक 
कार्यदल का गठन किया गया था । यह कार्यदल ऑफशोर रुपया 
बाज़ार के विकास हेत ुआवश्यक कारणों का पता लगाएगा और 
घरलूे बाधाओ ंको दूर करने के लिए नीतिगत उपायों, यदि कोई 
हों, की सिफारिश करगेा । 

V.13	 बाजार के दरुुपयोग सबंधंी विनियमों को मार्च 2019 में 
जारी किया गया था, जो उच्च कोटि के नैतिक मानकों के आधार 
पर निष्पक्ष, खलेु और पारदर्शी बाजार के ससं्थापन के प्रयोजन 
से जारी कि ए ग ए हैं, और जो इस दि शा म ें प्रचलित सर्वोत्तम 
वैश्विक प्रथाओ ं के अनरुूप हैं । बाजार म ें हेरफेर, बेंचमार्क म  ें 
हेरफेर, सूचना का दरुुपयोग या इनके समान ऐसे कई अन्य तौर-
तरीके इन विनियमों के दायर ेमें शामिल होंगे । 
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V.14	 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाज़ार लिखतों सबंधंी 
ईटीपी के अनमुोदन हेत ुफ्रेमवर्क   बनाने के लि ए इलेक्ट्रॉनिक 
ट्रेडिग प्लेटफ़ॉर्म  (ईटीपी) सबंधंी दि शा-निर्देश हाल ही में जारी 
किए गए हैं, जि सका उद्देश्य पारदर्शिता में सधुार करना, लेन-
दने के समय और लागत को कम करना, कुशल लेखापरीक्षा 
की सवुिधा प्रदान करना, जोखिम निय तं्रण प्रणाली म ें सधुार 
और बाजार की निगर ानी को कारगर बनाना है । इसमें व्यापक  
पात्रता मानदडं, प्रौद्योगिकीय आवश्यकताए ंऔर रिपोर्टिंग मानक 
भी शामिल हैं । इस नए फ्रेमवर्क   के अतंर्गत सभी नए ईटीपी 
सहित मौजूदा ईटीपी को रिज़र्व बैंक से अधिप्रमाणित कराना 
आवश्यक है ।

V.15	 रुपया ब्याज-दर  डेरिवेटिव, विदशेी म दु्रा  डेरिवेटिव  एव ं
क्रेडि ट डेरिवेटिव  के लि ए ओवर द काउंटर  (ओटीसी) बाजारों 
में गर-व्यक्ति प्रतिभागियों के लि ए जून 2017 में विधिक ससं्था 
पहचानकर्ता  (एलईआई) प्रणाली लागू की ग ई थ ी । नवबंर 
2018 से उक्त विधिक ससं्था पहचानकर्ता  (एलईआई) प्रणाली 

को अनिवासी ससं्थाओ ं सहित ग र-व्यक्ति  प्रतिभागियों द्वारा 
मदु्रा बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार एव ं विदशेी मदु्रा बाज़ार, 
जिनका विनियमन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है, में किए जाने 
वाले लेनदनेों पर भी लागू किया गया है । इस प्रणाली के सचुारू 
क्रियान्वयन हेत ुएक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें 
₹2000 मिलियन से अधिक की निवल मालियत (नेटवर्थ) वाली 
ससं्थाओ ंको 31 दि सबंर 2019 से पूर्व एलईआई प्राप्त करना 
होगा, इससे कम निवल मालियत वाली ससं्थाओ ंको 31 मार्च 
2020 तक समयावधि प्रदान की गई है ।

V.16	 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों म ें बेंचमार्क 
प्रक्रियाओ ं के संचालन को कारगर  बनाने के उद्देश्य से बैंक 
ने फरवरी 2019 म ें वित्तीय  बेंचमार्क   प्रशासकों पर म सौदा 
निदेश जारी कि ए थ , जि न्हें आम  जनता की टिप्पणिय ों  
हेतु सार्वजनिक किय ा गय ा थ ा । उक्त म सौदा निर्दे श रिज़र्व 
बैंक द्वारा फरवरी 2014 म ें गठि त वित्तीय  बेंचमार्क   समिति  
(अध्यक्ष: श्री पी. विजय भास्कर) की रिपोर्ट  पर आधारित थ 

भारतीय रिज़र्व बैंक दीर्घावधि स्थिर विदेशी संविभाग निवश को प्रोत्साहित 
कर र हा है । इस दि शा म ें, दीर्घावधि  दूरदर्शिता के तहत एफपीआई के 
लिए सामान्य निवश सीमा से हटा कर अलग निवश सीमाए ंबनाई गई हैं । 
रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2019 को ऋण निवशों में एक स्वैच्छिक प्रतिधारण 
मार्ग (वीआरआर) शरुू किया है, जि सके तहत विदेशी संविभाग निवशक 
(एफपीआई) स्वेच्छा  से एक निश् चित प्रतिधारण अवधि  (तीन व र्ष  की 
न्यूनतम अवधि य ा रिज़र्व बैंक द्वारा तय की ग ई कोई अवधि) के लि ए 
प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार (सीपीएस) में निवश करने के लिए प्रतिबद्ध 
हो सकता है । इस प्रकार के निवशक सरकारी प्रतिभूतियों में (राज्य विकास 
ऋण सहित) और ट्रेजरी बिल (वीआरआर-सरकार) अथवा फेमा के तहत 
अनमुत कॉर्पोरटे बॉण्ड लिखतों में (वीआरआर-कॉर्प) अथवा वीआरआर-
सरकार और वीआरआर-कॉर्पोरटे दोनों (वीआरआर- सम्मिलित) के तहत 
पात्र सभी लिखतों में निवश कर सकते हैं ।

प्रतिभागी एफपीआई को इसके तहत कुछ विशेष सवुिधाए ंप्रदान की गई 
हैं, जैसे व  अपने नकदी प्रबंधन के लि ए रिपो / रिवर्स  रिपो लेनदेन का 
संचालन कर सकते हैं तथा मदु्रा / ब्याज-दर संबंधी जोखिम को हेज करने 
के लि ए व  म दु्रा  / ब्याज दर  डेरिवेटिव का उपयोग कर सकते हैं । उन्हें 
सीपीएस के 75-100 प्रतिशत के बीच अपने निव श को संशोधित करने 
की भी छूट दी गई है । इसके अलावा, वीआरआर के माध्यम से किए गए 
निवश कुछ सूक्ष्म-विवकपूर्ण उपायों, यथा: न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता 
की आवश्यकता, निवशों की संकेन्द्रण सीमा तथा एकल / समूह निवशक-
वार सीमा, से भी मकु्त हैं । प्रतिधारण अवधि की समाप्ति पर कोई एफपीआई 

बॉक्स V.1

ऋण-निवेश में विदेशी संविभाग निवेश हतेु स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर)

निवशक : (ए) अपने पोर्टफोलियो का परिसमापन करते हुए बाहर निकल 
सकता है; अथवा (बी) वीआरआर के तहत समरूप प्रतिधारण अवधि के 
लिए अपना निवश जारी रख सकता है; अथवा (सी) अपना निवश सामान्य 
निवश सीमा की श्रेणी में उपलब्ध सीमाओ ंके अनरुूप अंतरित कर सकता 
है; अथवा (डी) अपने निवश को उसकी परिपक्वता या बिक्री की तारीख, 
जो भी पहले हो, तब तक उसे धारित कर सकता है । एफपीआई अपने 
निवश को उसकी निश्चित प्रतिधारण अवधि पूरी होने से पूर्व भी उसे पूरी 
तरह अथवा आंशिक रूप में किसी अन्य एफपीआई निवशक/ निवशकों को 
समान नियम और शर्तों का पालन करने की शर्त पर बेच कर स्वयं बाहर 
निकल सकता है । कोई एफपीआई अपने निव श से प्राप्त आय का अपने 
विवक से उचित मार्ग चनु कर निव श कर सकता हैं और ऐसे निव श को 
सीपीएस की निर्धा रित सीमा से अधिक मात्रा में भी अनमुति दी जाएगी ।

11 म ार्च  2019 से 30 अप्रैल 2019 के बीच निव श सीमा की पहली 
�ृंखला (वीआरआर-सरकार  के लि ए ₹400 बिलिय न और व ीआरआर-
कॉर्प के लिए ₹350 बिलियन) को “ऑन टैप” आधार पर आबंटन के लिए 
उपलब्ध कराया गय ा था । उपर्युक्त �ृंखला में व ीआरआर-कॉर्प  के तहत 
एफपीआई को ₹203.93 बिलियन की राशि आबंटित की गई । दिनांक 27 
मई 2019 को निवश सीमाओ ंकी दूसरी �ृंखला (वीआरआर-सम्मिलित के  
लिए ₹546.06 बिलियन) खोली गई है और यह 31 दिसंबर 2019 तक 
अथवा निर्धा रित आबंटन सीमा समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, तब तक 
खलुी रहेगी ।
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और  इन नि देशों म ें अंतरराष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रचलित सर्वोत्तम 
प्रथाओ;ं जैसे - प्रतिभूति  आयोगों के अंतरराष्ट्रीय  संगठन 
(आईओएससीओ) द्वारा निर्धा  रित वित्तीय  बेंचमार्क सिद्धां  तों 
सहित अन्य क्षेत्रों में प्रचलित विधियों / विनियमावलियों से भी 
प्रेरणा ली गई है ।

वर्ष 2019-20 हतेु कार्ययोजना

V.17	 अंतरराष्ट्रीय कें द्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (आईसीएसडी) 
द्वारा कें द्र  सरकार  की प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय  स्तर  पर 
समाधान (सेटलमेंट) को कार्यान्वि त किय ा जाएगा, ताकि 
आईसीएसडी के अनिवासी ग्राहक कें द्र सरकार की प्रतिभूतियों 
का ऑफशोर लेनदेन करने में सक्षम हो सकें  । अनिवासियों को 
कें द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए इससे एक 
नया आयाम खुलेगा । 

V.18	 विभिन्न बाजारों के प्रचालन समय की व्यापक समीक्षा 
करने और  आवश्यक भगुतान इन्फ्रास्ट्रक्चर  तथा बाजार 
के समय में संशोधन हेतु सझुाव  देने के लि ए अगस्त 2018 
में एक आंतरिक समूह का ग ठन किय ा गय ा थ ा । इस समूह 
की सि फारिशों के आधार पर, बाज़ार में विभिन्न उत्पादों के 
बीच कारोबारी समय म ें संशोधन एवं बाज़ारों के निधिय न 
हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएगें, ताकि किसी भी प्रकार के 
टकराव से बचा जा सके । 

V.19	 यह विभाग म ुद्रा  बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति  बाज़ार, 
विदेशी म ुद्रा  बाज़ार  और  विशेष  रूप से ब्याज-दर  तथा 
मुद्रा-डेरिवेटिव बाजारों को विकसित करने और उन्हें अधिक 
व्यापक बनाने के अपने प्रयास को जारी रखेगा, ताकि बैंकों व 
बाजार के अन्य प्रतिभागियों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन को 
बढ़ावा दिया जा सके । बाजार में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने, 
नए उत्पादों को शामिल करने और प्रक्रियाओ ंको सरल बनाने 
के लिए भी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएगें । वित्तीय 
बाजारों की सत्यनिष्ठा सनुिश्चित करना और बाजार के दरुुपयोग 
को खत्म करना भी इस विभाग की प्राथमिकता होगी ।

V.20	 विभाग  ने अपनी निगर ानी क्षमताओ ं के परिवर्धन हेत ु
सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित समन्वित बाजार निगरानी प्रणाली 
(आईएमएसएस) विकसित करने की प्रक्रिया आरभं कर  दी 
है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों की निगरानी 
करना, रुझानों का विश्‍लेषण करना तथा अनुपालन का नियंत्रण 
करना इस प्रस्‍तावित प्रणाली के व्‍यापक लक्ष्‍य हैं ।

3. वित्तीय बाज़ार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.21	 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग को मखु्यतः दो दायित्व 
सौंपे ग ए हैं; जि नमें प्रथम  है - वित्तीय  प्रणाली म ें चलनिधि 
का उपयकु्त स्तर  बनाए र खने के लि ए चलनिधि  प्रबंधन को 
संचालित करना; और दूसरा- स्पॉट, वायदा और फ्यूचर्स क्षेत्र 
में परिचलनों के माध्यम से विदेशी मदु्रा बाजार में स्वच्छ माहौल 
सनुिश्चित करना ।

वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना- कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाजार और चलनिधि प्रबधंन

V.22	 वर्ष  के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष  से नि कल 
कर  घाटे म ें बदल ग ई, क्योंकि  विमदु्रीकरण के कारण आई 
अधिकता का प्रभाव कम हो गया । बड़े पैमाने पर पूजंी के बहिर्वाह 
के कारण जिससे सचंलनगत मदु्रा के ऊर्ध्व-प्रवतृ्ति विस्तार के 
साथ चलनिधि की स्थिति पर दबाव बढ़ा, विशेष रूप से वर्ष की 
पहली छमाही के दौरान । रिज़र्व बैंक ने अल्पकालिक चलनिधि 
असतंलुन का प्रबधं करने के लिए चलनिधि समायोजन सवुिधा 
(एलएएफ) और सीमांत स्थायी सवुिधा (एमएसएफ) का सचंालन 
किया । इसके परिणामस्वरूप, मांग मदु्रा बाज़ार में भारित औसत 
मांग दर (डबल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति के परिचालनगत लक्ष्य 
के, मोटे तौर पर नीतिगत रिपो दर के दायर ेमें रही ।

V.23	 चलनिधि के टिकाऊ प्रबधंन के सबंधं में, रिज़र्व बैंक ने 
स्थायी चलनिधि परिचालन की गति को ठीक कर के उसे बाजार 
की स्थितिय ों के साथ अनकूुल बनाया । प्रणाली की चलनिधि 
जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही 
के दौरान खलेु बाज़ार के परिचालन (ओएमओ) की बारबंारता 
और मात्रा में वदृ्धि की गई । वर्ष 2018-19 के दौरान, रिज़र्व बैंक 
ने ₹3.0 ट्रिलिय न तक की ओएमओ खरीद सबंधंी नीलामियां 
की, जिसमें से सिर्फ  दूसरी छमाही (एच 2) में ही ₹2.5 ट्रिलियन 
मूल्य की ओएमओ खरीद की गई ।

V.24	 रिज़र्व बैंक ने टिकाऊ चलनिधि प्रबधंन के एक साधन के 
रूप में विदशेी मदु्रा स्वैप नीलामी को जोड़कर अपने चलनिधि 
प्रबधंन के साधनों को बढ़ाने का फैसला किय ा (बॉक्स V.2) । 
दिनांक 26 मार्च 2019 को इस प्रकार के प्रथम खरीद / बिक्री 
स्वैप की नीलामी की गई और रिज़र्व बैंक ने तीन वर्षों की अवधि 
हेत ुसि स्टम म ें ₹345.6 बिलिय न का अतंर्वेशन किय ा । इस 
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वित्तीय बाजार और विदेशी मदु्रा प्रबधं

विदेशी मुद्रा स्वैप (एफएक्स स्वैप) में किन्हीं दो पक्षों के बीच किसी एक 
मुद्रा का किसी दूसरी मुद्रा में, दोनों पक्षों द्वारा सहमत तारीख, कीमत 
और अवधि के लिए किए जाने योग्य विनिमय शामिल है, जिसमें इन 
दोनों म ुद्राओ ंकी परिपक्वता तिथि  पर  पनुर्विनिमय किय  ा जाता है । 
विदेशी मुद्रा  स्वैप को वश्विक विदेशी मुद्रा  बाजार में सबसे लोकप्रिय 
ओवर-द-काउंटर विदेशी मुद्रा लिखत माना जाता है । इन विदेशी मुद्रा 
स्वैप्स में किसी एक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा लगभग 
91 प्रतिशत रहा ।1

विनिमय दर जोखिम का उन्मूलन विदेशी मुद्रा स्वैप के लोकप्रिय होने 
का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि करार के समय प्रारभंिक तथा अंतिम 
(टर्मिनल) विनिमय दरों पर सहमति हो जाती है । विदेशी मुद्रा  स्वैप 
आम तौर पर बैंकों / वित्तीय संस्थानों और उनके ग्राहकों (बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों), संस्थागत निवशकों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो अपनी 
विदेशी मुद्रा पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, और / अथवा विदेशी 
मुद्रा की अटकलबाजी में शामिल होते हैं । 

कें द्रीय बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा स्वैप का प्रयोग

उन्नत और उभरती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाओ ंमें कें द्रीय बैंकों ने अलग-
अलग परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग किया है । स्विस 
नेशनल बैंक ने अपने आरक्षित निधि प्रबंधन के लिए इसे मुख्य साधन 
के रूप में इस्तेमाल किया है, जिसका मुख्य कारण अल्पावधि सरकारी 
प्रतिभूतियों की कमी है । मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापरु (एमएएस) 
भी उधार  लेने / उधार  देने तथा सि ंगापरु गवर्नम ेंट सि क्योरिटीज 
(एसजीएस) और  एमएएस बि लों पर  रिपो लगाने के अतिरिक्त अपने 
चलनिधि प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप का प्रभावी ढंग से उपयोग करती 
है । सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन ने रूस के क्रेडि ट संस्थानों को 
डॉलर में चलनिधि सहायता प्रदान करने के लि ए सि तंबर  2014 में 
यूएसडी/ आरयबी की खरीद/ बिक्री हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप की शरुुआत 
की थी । सऊदी अरब ने क्षेत्रीय संकट के दौरान आपातकालीन चलनिधि 
प्रदान करने हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग किया है, जबकि दक्षिण 
अफ्रीका भी समय-समय पर बैंकों के साथ विशेष मुद्रा स्वैप संचालित 
करता है । बहरीन ने भी विशेष परिस्थितियों में चलनिधि बनाए रखने 
के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सवुिधा का उपयोग किया है । ऐसे अन्य 

बॉक्स V.2

यूएसडी / आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप:

भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबधंन साधनों में एक नया उपाय

देश जिन्होंने चलनिधि प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग किया 
है, उनमें नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, कुवैत, संयकु्त अरब 
अमीरात, ओमान, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं । 

रिज़र्व बैंक ने 26 म ार्च   2019 और  23 अप्रैल 2019 को प्राधि कृत 
व्यापारी (एडी) श्रेणी-1 बैंकों2 के साथ यएसडी/ आईएनआर की खरीद 
/ बिक्री के दो स्वैप आयोजित किए, जिनमें से प्रत्येक की अधिसूचित 
राशि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और उन्हें 3 वर्षों की अवधि हेत ु
जारी किया गया था । दो नीलामियों में प्राप्त बोलिया,ँ क्रमशः यएसडी 
16.3 बिलिय न और यएसडी 18.7 बिलिय न थी, जो उक्त स्वैप की 
अधिसूचित र ाशि, अर्थात- य एसडी 5 बिलिय न से तीन ग नुा से भी 
अधिक है । रिज़र्व बैंक ने क्रमशः₹7.76 और ₹8.38 बिलियन के कट-
ऑफ प्रीमियम के साथ प्रत्येक नीलामी में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर 
तक की बोलियों को स्वीकार किय ा और  बैंकिग  प्रणाली म ें क्रम शः 
₹345.6 बिलियन और ₹348.7 बिलियन का अंतर्वेशन किया । स्वैप 
नीलामी के माध्यम से अमेरिकी डॉलर के रूप में जटुाई गई राशि उक्त 
स्वैप के कार्यकाल की अवधि तक रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार 
संबंधी आंकड़ों में दिखाई गई है, इसके साथ-साथ वह रिज़र्व बैंक की 
वायदा देनदारियों में भी परिलक्षित होती है ।

स्वैप की घोषणा के बाद आईएनआर माईफोर3 वक्र 3 वर्षीय बकेट में 
अलग अलग अवधियों के बीच अधिकतम नरमी के साथ निचले स्तर 
पर बना रहा (चार्ट  1: पैनल-ए) । पहली नीलामी के समय दीर्घकालिक 

1  “निवल-निवल आधार पर” अप्रैल-2016 में विदशेी मदु्रा स्वैप का दनैिक औसत टर्नओवर 2.4 ट्रिलियन यएसडी रहा । 
2  प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I ऐसे बैंक हैं, जिन्हें विदशेी मदु्रा प्रबधं अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनमुत सभी चालू तथा पूजंी-खाते से 
सबंधंित लेनदने सचंालित करने हेत ुप्राधिकृत किया गया है ।
3  मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित वायदा दर (माईफोर) एक अतंर-बैंक बेंचमार्क  है, जिसमें 02 घटक, नामतः: डॉलर में उधार लेने की दर एव ंसबंधंित अवधि हेत ुअमेरिकी डॉलर 
(यूएसडी)/भारतीय रुपया (आईएनआर) वायदा प्रीमियम, शामिल हैं ।

(जारी...)

चार्ट 1: वित्तीय बाज़ार : विदेशी मदु्रा स्वैप की नीलामी के पूर्व एव ंउसके पश्चात
पैनल ए. विभिन्न परिपक्वता अवधियों के बीच मुबंई अतंर-बैंक विदेशी मदु्रा  

प्रस्तावित दर (माईफोर) का उतार-चढ़ाव 

स्रोत : ब्लूमबर्ग ।

प्रति
श

त 

विदशेी मदु्रा स्वैप की 
घोषणा के पूर्व 

विदशेी म दु्रा  स्वैप की 
घोषणा के पश्चात 

26 मार्च को की गई विदशेी मदु्रा स्वैप की प्रथम 
नीलामी के पश्चात

23 अप्रैल को की गई विदशेी मदु्रा 
स्वैप की द्वितीय नीलामी के पश्चात
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गैर-वितरण य ोग्य व ायदा (एनडीएफ) दरों तथा दो नीलामी तिथिय ों 
के आसपास कैश-टॉम दरों में कुछ अस्थिरता देखी गई थी (चार्ट  1: 
पैनल बी) ।

नीलामी का मदु्रा बाजार की दरों पर मद प्रभाव पड़ा और बैंकिग 
प्रणाली को वर्ष के अतं में जो निधियों की आवश्यकता थी, उसके 
लिए यह पूरक साबित हुआ । 

विदशेी मुद्रा बाज़ार

V.25	 वर्ष के दौरान, मखु्य रूप से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, 
अमेरिका में ब्याज दरों में वदृ्धि और अतंरराष्ट्रीय व्यापार तथा 
भू-राजनीतिक म ामलों के कारण अक्टूबर म ाह के म ध्य तक 
रुपये में सामान्य गिरावट का रुख दखेा गया । तथापि, तेल की 
कीमतों में गिरावट आने के बाद आगे चल कर रुपये की स्थिति 
में सधुार  हुआ और  शेष व र्ष  के दौरान रुपए म ें बढ़ोत्तरी का 
रुख रहा । रिज़र्व बैंक ने ऑनशोर / ऑफशोर ओवर द काउंटर 
(ओटीसी) और  एक्सचेंज ट्रे डेड करेंसी डेरिवेटिव  (ईटीसीडी) 
खंडों में परिचालन के माध्यम से विदशेी मदु्रा बाजार में हस्तक्षेप 
करते हुए अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठाए । 

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना

V.26	 मौद्रिक नीति के रुख के अनरुूप प्रभावी ढंग से चलनिधि 
प्रबधंन का कार्य करना इस विभाग का प्रमखु लक्ष्य है । विभाग 
नयी उभरती हुई चलनिधि स्थितिय ों की बारीकी से निगर ानी 
करना जारी रखेगा और नीतिगत रिपो दर के साथ भारित औसत  
मागँ  दर  (डबल्यूएसीआर) के सरंखेण को सनुिश्चित करने के 
लिए वह अपने परिचालनों को सशंोधित करगेा । इसके अलावा, 
विनिमय दरों में अनचुित अस्थिरता को रोकने के लि ए विभाग 

द्वारा विदशेी मदु्रा परिचालनों का प्रभावी तरीके से उपयोग किया 
जाएगा । यह भी प्रस्ताव है कि विभाग वित्तीय बाजारों पर नीति-
उन्मुख अनसुधंान कार्य जारी रखेगा ।

V.27	 घरलूे विदशेी म दु्रा  बाजार म ें ‘एफ एक्‍स  ग्‍लोबल कोड’ 
के सिद्धांतों को अपनाए जाने के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता 
के हि स्‍से  के रूप म ें भारत के लि ए ‘पब्लिक रजिस्‍टर ’ की 
शरुुआत करने हेत ु विभाग  द्वारा भारतीय  विदशेी-मदु्रा  समिति 
(आईएफएक्‍ससी) के साथ समन्‍वय का कार्य किया जाएगा । यह 
‘पब्लिक रजिस्‍टर’ सूचना भडंार की तरह कार्य करगेा, जिससे 
बाजार  के प्रतिभागियों को अपने ‘एफ एक्‍स  ग्‍लोबल कोड’ के 
प्रतिबद्धता-विवरणों के प्रकाशन की सवुिधा मि लेगी और य ह 
सभी इच्छुक पार्टियों को बाजार के उन प्रतिभागियों की पहचान 
करने में भी मदद करगेा, जिन्‍होंने पहले ही ऐसा कर दिया है । 

4. विदेशी मदु्रा विभाग (एफईडी)

V.28	 विदशेी मदु्रा विभाग (एफईडी) द्वारा कारोबारी सगुमता को 
बढ़ावा दनेे हेत ुव्यापार और भगुतान को सवुिधाजनक बनाने का 
प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने वर्तमान 
व्यापार और आर्थिक परिदृश्य के अनरुूप विदशेी म दु्रा  प्रबधं 
अधिनियम  (फेमा) के परिचालनगत फ्रेमवर्क   को सवु्यवस्थित 
बनाने का प्रयास जारी रखा है । विभाग द्वारा कारोबारी सगुमता 
को बेहतर बनाने और  विनियामकीय लागत को कम करने के 
लिए भी कई कदम उठाए ग ए हैं । विदशेी निव श रिपोर्टिंग  एव ं
प्रबधंन प्रणाली (फर्म्स) में सि गंल मास्टर फ़ॉर्म (एसएमएफ) के 

स्रोत : ब्लूमबर्ग, एफ़बीआईएल एव ंआरबीआई स्टाफ गणना ।

पैनल बी: यूएसडी / आईएनआर एव ंकैश-टॉम दरों का उतार-चढ़ाव
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चार्ट 1: वित्तीय बाज़ार : विदेशी मदु्रा स्वैप की नीलामी के पूर्व एव ंउसके पश्चात

यूएसडी प्रति आईएनआर  
विनिमय दर

कैश-टॉम दर  
(आरएचएस)
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वित्तीय बाजार और विदेशी मदु्रा प्रबधं

तहत विदशेी निवशों की रिपोर्टिंग की शरुुआत इस दिशा में एक 
उल्लेखनीय प्रगति  है । व र्ष  के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार 
(ईसीबी) की व्यवस्था को भी अधिक तर्क सगंत बनाया गया है ।

वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

V.29	 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट म ें, अपने मिशन के तहत 
एफईडी ने कुछ म हत्वपूर्ण  उद्देश्यों पर कार्रवाई शरुू की थ ी । 
इन उद्देश्यों म ें म खु्यतः भारत म ें कारोबार  हेत ुसलुभ परिवेश 
उपलब्ध कराने के अलावा बहिर्गामी विप्रेषणों को सवुिधा प्रदान 
करते हुए विदशेी निव शों के अतंर्वाह सबंधंी सूचना प्रबधंन को 
कारगर  बनाना तथा सीमा-पार  से उधार  लेने एव ं उधार  दनेे 
सबंधंी विनियमों को तर्क सगंत बनाना शामिल है ।

सीमा-पार से उधार लेने एव ंउधार दनेे सबंधंी व्यवस्था को सरल 
बनाना

V.30	 निवासियों और अनिवासियों के बीच उधार  लेने और 
उधार  दनेे से सबंधंित विनियमों को सरल बनाने और  उन्हें 
समेकित करने के उद्देश्य से दिनांक 17 दिसबंर 2018 को एक 
नया सॉफ्ट-कोड निर्देश लागू किया गया । इसकी मखु्य विशेषताए ं
हैं: (ए) फेमा 3, 4 और फेमा-120 के एक हिस्से (विनियमन 21) 
के तहत विनियमों को समेकित करते हुए सभी कर्ज़ लिखतों को 
एक ही अधिसूचना के अतंर्गत लाना; (बी) लेन-दने सबंधंी तीन 
अनसूुचियों की रूपरखेा बनाना, जिसमें : ईसीबी; व्यापार ऋण; 

और  बाह्य व ाणिज्यिक उधार शामिल हैं; और  (सी) विनियमों 
को सिद्धां त-आधारित बनाना, जि ससे निर तंर  सशंोधनों की 
आवश्यकता समाप्त हो । 

V.31	 ईसीबी से शरुू किय ा जाए, तो बकाया स्टॉक के लि ए, 
भारत सरकार  के परामर्श  से, एक नियम -आधारित गति शील 
सीमा को अपनाया गय ा है, जो सकल घरलूे उत्पाद के 6.5 
प्रतिशत (वर्ष  2018-19 के लि ए 160 बिलिय न यएसडी) है । 
कारोबारी परिवेश को सगुम बनाने के लिए ईसीबी तथा रुपये में 
मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड (आरडीबी) के फ्रेमवर्क  को तर्क सगंत बनाया 
गया है (बॉक्स V.3) । इसके अलावा, रिपोर्टिंग के बोझ को कम 
करने के उद्देश्य से ईसीबी की रिपोर्टिंग को अधिक सरल बनाया 
गया है । सही समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए दरेी 
से की जाने वाली रिपोर्टिंग पर दडं स्वरूप विलंब-शलु्क लगाने 
की भी शरुुआत की गयी है ।

विदशेी निवेश सूचना प्रबधंन

V.32	 विदशेी निवश की विभिन्न सीमाओ ंकी निगरानी के लिए 
2 जून 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेबी के साथ परामर्श 
करते हुए, एक नयी निगरानी प्रणाली शरुू की है, ताकि सूचीबद्ध 
भारतीय कंपनियों को विदशेी निवश सबंधंी विभिन्न सीमाओ ंका 
पालन करने में सक्षम बनाया जा सके । इस निगरानी प्रणाली का 
परिचालन करने’ के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रणालियों को सेबी 
द्वारा तैयार किया गया है । तदनसुार, निक्षेपागारों (एनएसडीएल 
और सीडीएसएल) ने सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में एनआरआई 

16 जनवरी 2019 को घोषित नए ईसीबी फ्रेमवर्क  की मखु्य विशेषताए ंनीचे 
दी गई हैं : 
•	 लिखत निरपेक्ष उधार व्यवस्था: उधार की दो तरफा रूपरखेा बनाई 

गई, यथा : एक विदशेी मदु्रा में उधार व्यवस्था और दूसरी भारतीय रुपए 
में उधार  (आईएनआर-ईसीबी) व्यवस्था (आईएनआर ईसीबी ट्रैक तथा 
आरडीबी) ।

•	 भारतीय रुपयों (आईएनआर) में मलू्यवर्गीकृत ईसीबी का उदारीकरण: 
ईसीबी की दयेता-इक्विटी सबंधंी अनपुात की अप्रयोज्यता: विदशेों म ें 
जारी किए गए रुपए में मल्यवर्गीकृत बॉण्ड (आरडीबी) पर टैक्स को रोके 
रखने को कम करना । 

•	 पात्र ईसीबी उधारकर्ताओ ं का विस्तार: सभी भागधारकों को समान 
अवसर  उपलब्ध  कराने के उद्देश्य से ईसीबी जटुाने सबंधंी क्षेत्रीय 
प्राथमिकताओ ंको हटा दिया गया है । एफडीआई जटुाने के लिए पात्र सभी 
ससं्थाओ ंको अब ईसीबी जटुाने की भी अनमुति दी गई है ।

बॉक्स V.3

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति सबंधंी नया फ्रे मवर्क

•	 विदेशी ऋणदाताओ ं का विस्तार: वित्तीय  कार्रवाई कार्यबल 
(एफएटीएफ) अथवा प्रतिभूति  आयोगाें के अतंरराष्ट्रीय  सगंठन 
(आईओएससीओ) के अनपुालक दशेों की सभी ससं्थाओ ंको शामिल 
करना; धन-शोधन निव ारण तथा आतंकवाद वित्तपोषण का म क़ुाबला 
करने (एएमएल / सीएफटी) सबंधंी ढांचे को मज़बूत बनाना । 

•	 सभी ईसीबी के लिए सामान्य न्यूनतम औसत परिपक्वता: पूर्ववर्ती 
ईसीबी व्यवस्था म ें प्रचलित विभिन्न  स्लैबों को मि लाकर  सभी  
ईसीबी के लिए न्यूनतम तीन वर्षों का एक एकल स्लैब निर्धारित किया 
गया । 

•	 तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए ईसीबी: कार्यशील पूजंी के 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कॉर्पोरटे दीवलियापन समाधान प्रक्रिया के 
तहत समाधान आवेदकों के लिए ।
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/ एफपीआई द्वारा निवश की समग्र सीमा अथवा क्षेत्र-विशेष के 
लिए निर्धारित सीमाओ ं(सेक्टोरल कैप) के भीतर उपलब्ध निवश 
सभंावनाओ ंपर सूचना के प्रसार के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर 
और आईटी प्रणाली स्थापित की है । यह प्रणाली किसी कंपनी 
के लिए निर्धारित की गई कुल एनआरआई / एफपीआई निवश-
सीमा अथवा सेक्टोरल कैप का उल्लंघन होने पर एफपीआई/ 
एनआरआई द्वारा आगे की खरीद को प्रतिबधंित कर  दगेी । 
अतिरिक्त होल्डिंग के मामले में एनआरआई / एफपीआई द्वारा 
अनिवार्य विनिवश के प्रावधान को भी लागू किया गया है । 

V.33	 दिनाकं 01 सितंबर 2018 से एक नई ऑनलाइन रिपोर्टिंग 
प्रणाली - विदशेी निवश रिपोर्टिंग एव ंप्रबधंन प्रणाली (फर्म्स) लागू 
की गई है । इस प्रणाली के माध्यम से एक ही ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म 
पर विभिन्न प्रकार की नौ विवरणिया ँ(अर्थात, एफसी-जीपीआर, 
एफसी-टीआरएस, एसोप, डीआई, डीआरआर, एलएलपी-I, 
एलएलपी-II,सीएन तथा इनवी) सिगंल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) 
के माध्यम से प्रस्तुत करने की सवुिधा प्रदान की गई है ।

V.34	 इसके अलावा, 1 सि तंबर  2018 से पूजंीगत लि खतों के 
निर्गम  के लि ए एफडीआई रिपोर्टिंग  को एक स्तरीय  रिपोर्टिंग 
(पहले की द्वि स्तरीय  रिपोर्टिंग  के स्थान पर) क़े तहत सि गंल 
मास्टर फ़ॉर्म (एसएमएफ) में बदल दिया गया है । इस एप्लिकेशन 
में एक इनबिल्ट डेटाबेस है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ 
है और  इससे एटंिटी म ास्टर  के रूप म ें एक अनूठी अवधारणा 
को शामिल करने म ें म दद मि ली है, जि ससे कि सी भी समय 
किसी ससं्था में किए जाने वाले कुल विदशेी निवश के लिए लागू 
क्षेत्रीय सीमाओ ंके सदंर्भ में की जाने वाली निगरानी में भी मदद 
मिलती है । 

वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) द्वारा विदशे में निवेश 

V.35	 सेबी की सि फारिशों पर, व कल्पिक निव श निधिय ों 
(एआईएफ) / जोखिम  पूजंी निधिय ों (वीसीएफ) द्वारा विदशे में 
निवश की समग्र सीमा को दिनांक 2 जून 2018 से 500 मिलियन 
अमेरीकी डॉलर से बढ़ा कर 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर किया 
गया है । सेबी ने वकल्पिक निवश निधियों (एआईएफ) के समग्र 
बकाया अनमुोदनों की निगर ानी हेत ुएक उपयकु्त रिपोर्टिंग एव ं
निपटान प्रणाली लागू की है, जिसके साथ सेबी ने उन्हें रिपोर्टिंग 
दिशा-निर्देशों के सबंधं में भी अनदुशे जारी कि ए हैं । विदशे में 
किए जाने वाले ऐसे निव शों से सबंधंित निर्धारित सीमाओ ंकी 
निगरानी हेत ुरिज़र्व बैंक और सेबी के बीच एक नियमित सूचना 
साझेदारी तंत्र भी स्थापित किया गया है ।

विदशेी मुद्रा विनिमय के उदारीकरण सबंधंी अन्य उपाय

V.36	 उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदशे 
में शि क्षा  के प्रयोजनार्थ ग र-बैंकिग  ससं्थाओ ं द्वारा (भारत म ें 
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों के माध्यम से) किए जाने वाले 
छोटे मल्य के लेनदने (प्रति लेनदने 5000 अमेरिकी डॉलर से 
अनधिक) सबंधंी जावक विप्रेषणों की सीमा को अब प्रति लेनदने 
10000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया गया है, जो 2,50,000 
अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष की समग्र सीमा के भीतर होगा । 

V.37	 केरल में आई भीषण बाढ़ को दखेते हुए तथा प्राधिकृत 
व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से इस सबंधं में प्राप्त अभ्यावदनों को ध्यान 
में र खते हुए मखु्यमंत्री आपदा राहत कोष- केरल में एक्सचेंज 
हाउस के माध्यम से निधिया ँप्राप्त करने के लिए अनमुति द ेदी 
गई है; बशर्ते कि इस तरह के विप्रेषण उन बैंकों द्वारा किए जाए, 
जो धन-प्रेषकों के पूर ेब्योर ेरखते हों और उन्हें सीधे उस निधि 
में क्रेडि ट किया जाए । 

V.38	 ₹1000 और  ₹500 के म ौजूदा करेंसी नोटों के 
विमदु्रीकरण के पश्चात, नेपाल अथवा भूटान में ले जाने के लिए 
अनमुत मदु्राओ ंकी स्थिति की समीक्षा की गई । अब, भारत से 
नेपाल या भूटान की यात्रा करने वाले व्यक्ति को रिज़र्व बैंक द्वारा 
जारी महात्मा गांधी (नई) �ृंखला के करेंसी नोटों में से ₹200 
और / अथवा ₹500 मल्यवर्ग के नोट ले जाने की अनमुति है, 
जोकि कुल ₹25,000 की समग्र सीमा के अधीन है । ₹100 तक 
के मल्यवर्ग में किसी भी राशि तक भारत सरकार और रिज़र्व बैंक 
द्वारा जारी करेंसी नोट ले जाने सबंधंी निर्देश पूर्ववत बने रहेंगे ।

V.39	 दिनांक 28 म ार्च  2019 से उन ससं्थाओ ं को भारत 
में अपने शाखा कार्यालय  (बीओ) / सपंर्क  कार्यालय  (एलओ) 
परियोजना कार्यालय  (पीओ) अथवा कि सी अन्य कारोबारी 
स्थल की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानमुोदन 
की आवश्यकता नहीं है, जि न आवेदकों का प्रमखु कारोबार 
रक्षा, दूर-सचंार, निजी-सरुक्षा तथा सूचना और प्रसारण के क्षेत्र 
से जड़ुा है; और जि न्हें इस प्रकार  के कार्यालयों की स्थापना 
हेत ुभारत सरकार द्वारा अनमुोदन दिया गया है अथवा सबंधंित 
मंत्रालय / विनियामक ससं्था द्वारा उन्हें ऐसे कार्यालय खोलने के 
लिए पूर्व में ही लाइसेन्स / अनमुति दी गई है । 

V.40	 रक्षा क्षेत्र से सबंधंित परियोजना कार्यालय खोलने सबंधंी 
प्रस्तावों के मामले में, यदि उस आवेदक को रक्षा मंत्रालय अथवा 
सर्विस हैड्क्वार्टर्स अथवा रक्षा क्षेत्र से जड़ेु सार्वजनिक क्षेत्र के 
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उपक्रमों द्वारा पूर्व में ही कोई सवंिदा दी गयी हो / अथवा इस सबंधं 
में कोई करार किया गया हो, तो ऐसे मामलों को भारत सरकार 
को सदंर्भित करने अथवा उससे अलग से कोई अनमुोदन प्राप्त 
करने की आवश्यकता नहीं होगी । 

V.41	 सेबी म ें पजंीकृत विदशेी सवंिभाग निव शकों / विदशेी 
जोखिम  पूजंी निव शकों (एफपीआई/एफवीसीआई) को विदशेी 
मदु्रा प्रबधं (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति 
का अतंरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 के अनसुरण में 
निवश के प्रयोजन से ब्याज-रहित विदशेी म दु्रा खाता खोलने 
और रखने की अनमुति दी गई है । 

V.42	 बांग्लादशे अथवा पाकिस्तान के ऐसे नागरिक, जि न्हें 
कें द्र सरकार द्वारा दीर्घावधि वीज़ा (एलटीवी) दिय ा गया है, व  
भारत म ें कि सी प्राधि कृत व्यापारी बैंक म ें अपना अनिवासी 
साधारण खाता (एनआरओ) खोल सकते हैं, यह सवुिधा कुछ 
शर्तों के साथ उन व्यक्तियों को भी होगी जिन्होंने दीर्घावधि वीज़ा 
(एलटीवी) के लि ए आवेदन किया है और उनका आवेदन कें द्र 
सरकार के विचाराधीन है । 

V.43	 भारत के बाहर  के निव ासी व्यक्तियों द्वारा खोले ग ए 
विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते, जिनमें सेबी में 
पजंीकृत निव शकों द्वारा भारत में निव श के प्रयोजन से खोले 
गए खाते भी शामिल हैं, को दिनांक 28 मार्च 2019 से भारतीय 
रिज़र्व बैंक के अनमुोदन से सात वर्षों की निर्धारित अवधि के बाद 
भी परिचालन में रखा जा सकता है । 

V.44	 दिनांक 28 मार्च 2019 से निवासियों और अनिवासियों 
द्वारा पूजंीगत लिखतों/ परिवर्तनीय नोटों के अधिग्रहण / अतंरण 
हेत ुएस्क्रौ खाते खोले जा सकते हैं तथा उन्हें गारटंी(यों) के द्वारा 
भी वित्तपोषित किया जा सकता है ।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना

V.45	 वर्ष 2019-20 के लिए विभाग की रणनीति उभरती हुई 
परिस्थितियों के साथ  फेमा के परिचालनात्मक फ्रेमवर्क   को 
निरतंर समकालीन बनाने पर ज़ोर देते हुए इन सभी प्रयासों 
को समेकित करने और उन्हें आगे ले जाने पर ध्यान कें द्रित 
करेगी, जि समें म ुख्यतः म ुद्रा  परिवर्तन संबंधी क्रिय ाकलापों 
एवं व्यापारिक गतिविधियों को तर्क संगत बनाना, विनियमित 
संस्थाओ ंकी व्यापक समीक्षा एवं उनकी रिपोर्टिंग संबंधी जरुरतों 
का सरलीकरण तथा लेनदेन संबंधी लागत को कम करने हेत ु 

प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) की भूमिका का विस्तार करना आदि  
बातें शामिल हैं । इस रणनीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्रवाई 
बिंद ुनीचे दिए गए हैं :-
	 •	 सम्पूर्ण म दु्रा  परिवर्तक (एफएफएमसी) के रूप म ें 

लाइसेंस प्राप्त करने हेत ुकंपनी अधिनियम के प्रावधानों 
के अनरुूप प्रवेश म ानदडंों की समीक्षा  करना और 
उन्हें तर्क सगंत बनाना, जि समें एफएफएमसी/ अपग्रेड 
किए गए एफएफएमसी (एडी श्रेणी-II) की लाइसेंसिगं, 
नवीकरण, निर ीक्षण, रिपोर्टिंग और निर सन हेत ु एक 
ऑनलाइन पैकेज विकसित करना शामिल है । 

	 •	 केवल वास्तविक लेनदनेों को ही अनमुत किए जाने पर 
मखु्य रूप से ध्यान कें द्रित करते हुए गारटंियों के निर्गम 
सबंधंी म ामलों से नि पटने के लि ए फेमा का समेकन 
करना एव ंउसे तर्क सगंत बनाना तथा एक ससुगंत और 
एकीकृत जावक प्रत्यक्ष निवश नीति बनाना ।

	 •	 बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार ऋणों की रिपोर्टिंग 
तथा अनमुोदन हेत ुसॉफ्टवयर प्लैटफ़ार्म (स्पेक्ट्रा) को 
कार्यान्वित किय ा जाएगा, जि समें कि सी आवेदन के 
प्राप्त होने से लेकर उस पर लिए गए अतंिम निर्णय के 
सम्प्रेषण तक उस मामले में हुई किसी भी प्रगति सबंधंी 
विवरण शामिल होगा तथा उसमें लेनदनेों की रिपोर्टिंग 
की जा सकेगी ।

	 •	 व्यापारिक कारोबार  लेनदने (एमटीटी) से सबंधंित 
दिशा-निर्देशों को तर्क सगंत बनाना और निर्या त डेटा 
प्रससं्करण एव ंनिगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस)/ आयात 
डेटा प्रससं्करण एव ंनिगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) 
में एमटीटी की रिपोर्ट  करने का प्रावधान करना और 
आयात खंड में साख-पत्र (एलसी) जारी करने सबंधंी 
दिशा-निर्देश जारी करना । 

	 •	 विभिन्न हितधारकों (सरकार सहित) की विविध जरूरतों 
को ध्यान म ें र खते हुए, रिपोर्टिंग आवश्यकताओ ंकी 
व्यापक समीक्षा की जाएगी ।

	 •	 आईटी पैकेजों में सशंोधनों के माध्यम से एक मानकीकृत 
फ्रेमवर्क   के तहत उपयोगकर्ताओ ं के लि ए लेनदने की 
लागत को कम करने और प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के 
स्तर पर उनके क्षमता निर्माण के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों 
(एपी) को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना ।

	 •	 फेमा के बार ेम ें जागरुकता बढ़ाने के लि ए विस्‍तृत 
फ्रेमवर्क   तैयार  करना एव ं जागरुकता कार्यक्रमों का 
आयोजन करना और  इसके लि ए निर तंर डिजि टल 
सामग्री तैयार करते रहना ।
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